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HARYANA GOVT GAZ., SEPT.9 , 1986 (BHDR. 18, 1908 SAKA ) 


( PART 1 


श्रम विभाग 


दिनांक 26 अगस्त , 1986 


सं ० प्रो ० वि ० /प्राई.डी./ रोहतक/ 48-86/ 30879 ---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) महाप्रबन्धक , हरियाणा राज्य परिवहन , रोहतक , के श्रमिक श्री अमीर चन्द, मकान नं . 847 श्री नगर 
कालोनी नजदीक 13- जै मैडीकल कालेज, रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम / 78 / 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री अमीर चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रोवि० यमुना) 131/86/30893.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० डेन्सन इंजिनियरज ( यमुना गैसिज 
यूनिट, सरदाना नगर ), अम्बाला रोड़ , जगाधरी , के श्रमिक श्री गुरदेव सिंह , पुत्र श्री अमर सिंह , मार्फत डा ० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इन्टक आफिस 
ब्राहमण धर्मशाला , रेलवे रोड़, जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वार्छनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुयै , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा बमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री गुरदेव सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 29 अगस्त , 1986 


सं ० ओ० वि ०/ आई.डी./यमुना/ 79/ 85/ 31313.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० 1. हुडेवाला फार्म , 

2. बलारपुर इण्डस्ट्रीज श्री गोपाल डिविजन , यमुनानगर, के श्रमिक श्री रामजी लाल मार्फत श्री इन्द्रसैन बंसल छाता 
नालागढ़िया, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


जगाधरी , 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट फरना वांछनीय . समझते हैं ; 


इस. लिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, दारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री रामजीलाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


